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संख्या-एल०जी०-28/2017- 160/ लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस 
पर राज्यपाल दिनांक 02 अक्टूबर , 2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना 
के लिए प्रकाशित किया जाता है । 


झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, 2017 


( झारखण्ड अधिनियम संख्या- 15, 2018 ) 


माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी .एम. ए. पाई बनाम कर्नाटक राज्य एवं माननीय झारखण्ड 
उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रिट डब्लू. पी. ( पी. आई . एल.) संख्या 2744 /2003 एवं डब्लू. पी . 
( पी. आई. एल .) संख्या 2537/ 2002 में दिनांक 5 अगस्त, 2003 को दिये गये आदेश के अनुपालन में 
सहायता प्राप्त, संबद्ध एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों एवं इन संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के 
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माता-पिता/ अभिभावकों के शिकायतों के निवारण हेतु एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में वैधानिक 
न्यायाधिकरण के गठन के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाने के लिए अधिनिमित किया गया है । 


झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 ( झारखण्ड अधिनियम , 06, 2005 ) में 
निम्न नई प्रस्तावना जोड़ने का प्रस्ताव है । 


और जबकि , झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित होने के 
पश्चात् न्यायाधिकरण को सौंपे गये कार्यों एवं जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन के क्रम में महसूस किया 
गया कि निजी विद्यालयों, जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त न हो या स्थानीय निकायों या केन्द्र 
या राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, के शुल्क निर्धारण के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है । जिस 
कारण झारखण्ड उच्च न्यायालय, डब्लू . पी. ( पी . आई. एल.) संख्या 3271 / 2013 के आलोक में निजी 
विद्यालयों द्वारा अधिक शुल्क निर्धारण के जाँच हेतु कमिटी का गठन किया गया । शुल्क संग्रहण को 
विनियमित करने हेतु कमिटी द्वारा झारखण्ड सरकार को उचित कानून बनाने का सुझाव दिया गया । 


भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा उक्त 
अधिनियम में निम्नरूप से संशोधन हेतु विधेयक लाने का प्रस्ताव है । 


झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम , 2005 ( झारखण्ड अधिनियम , 06, 2005) के 
प्रस्तावना में उल्लिखित वैधिक फोरम के स्थान पर वैधिक न्यायाधिकरण शब्द को प्रतिस्थापित किया 
जाता है । 


अध्याय - I 


प्रारंभिक 


1. 


संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ - 


(i) यह अधिनियम झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा । 


( ii ) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा । 


(iii ) इस अधिनियम के प्रावधान, गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 


अध्याय-1 की धारा -2 की उपधारा ण के बाद निम्नलिखित परिभाषाएँ जोड़ी जाय - 


( त) 


“ शैक्षणिक वर्ष से अभिप्रेत है, अप्रैल के पहले दिन से शुरू होकर मार्च के आखिरी दिन 


तक , 
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( थ ) “ सहायता प्राप्त विद्यालय ” से अभिप्रेत है, राज्य निधियों से कोई भी राशि सहायता के 

रूप में प्राप्त करने वाले विद्यालय , 


“ समिति ” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क 
समिति , 


( ध ) “जिला समिति ” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 7(2)(ii) के तहत जिला स्तर पर 

गठित समिति , 


___ " शुल्क ” से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा किसी भी मानक या किसी पाठ्यक्रम के 

अध्ययन के प्रवेश या अध्ययन अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र की 
जाने वाली राशि, बस शुल्क सहित , जो किसी भी नाम से जानी जाती हो , 


( प) “ सरकारी विद्यालय ” से अभिप्रेत है, सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित 

विद्यालय , 
( फ ) “ प्रबंधन " से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या किसी व्यक्ति , व्यक्तियों के समूह, समिति या 

किसी अन्य शासी निकाय को, जो किसी भी नाम से बुलाई जाती हो, जिसमें विद्यालय 
के मामलों का प्रबंधन या प्रशासन करने की शक्ति निहित है , 


( ब) “निजी विद्यालय ” से अभिप्रेत है, किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक 

विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो किसी 
भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित और 
किसी भी कानून या संहिता के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी समय के लिए 
मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हो, लेकिन इसमें निम्न विद्यालय शामिल नहीं है 


( i) सहायता प्राप्त विद्यालय , 


(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित 

और प्रशासित या अनुरक्षित कोई विद्यालय , 
(iii) केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय लेकिन अन्य कोई निर्देश नहीं 


हो । 


( भ ) " अभिभावक शिक्षक संघ " से अभिप्रेत है, विद्यालय द्वारा गठित माता-पिता और 

शिक्षकों का समूह, 
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अध्याय - II 


शुल्क संग्रहण समिति की स्थापना (विद्यालय एवं जिला स्तर पर ) 


3. 


अध्याय ( II ) में निम्नलिखित नई धाराएँ अधिनियम की धारा -7 के बाद जोड़ी जाएंगी 


7 अ (1) शुल्क के संग्रह का विनियमन- सरकार द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा लगाए गये शुल्क 

विनियमित किये जायेगें । शुल्क निम्नानुसार विनियमित किये जायेगें 
( क ) प्रत्येक विद्यालय की फीस समिति होगी ,जिसमें नीचे वर्णित सदस्य होंगेः 

(i) निजी विद्यालय में प्रबंधन द्वारा मनोनित प्रतिनिधि - अध्यक्ष 


(ii ) निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य- सचिव 


(iii ) निजी विद्यालय के प्रबधन द्वारा मनोनित तीन शिक्षक - सदस्य 


(iv ) माता-पिता शिक्षक संघ द्वारा नामित चार माता -पिता - सदस्य 


विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय स्तर पर गठित शुल्क समिति के अध्यक्ष एवं 
सदस्यों को शुल्क निर्धारण का एजेन्डा एवं बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध 
कराई जायेगी । 


( ख) समिति का कार्यकाल तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए होगा और कोई भी अभिभावक सदस्य 

समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद पुनः मनोनयन के 
लिए पात्र नहीं होंगे । 


( ग) निजी विद्यालयों का प्रबंधन , अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय 

स्तरीय समिति को फीस का प्रस्ताव देने के लिए सक्षम होगा । 


( घ ) 


__ शुल्क निर्धारण के कारक - किसी विद्यालय द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले शुल्क का 

विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारक ध्यान में रखे जायेंगे 


(i) विद्यालय की अवस्थिति , 


(ii) गुणात्मक शिक्षा के लिए छात्रों को उपलब्ध कराई गई संरचनाएं , 


( iii ) प्रशासन और रख रखाव पर व्यय , 


( iv ) 


मापदण्डों के अनुसार अहर्तित शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा उनके वेतन 


घटक , 
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( v) वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए युक्तियुक्त राशि , 


( vi ) विद्यालय के कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय , 


( vii) शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त 

अधिशेष राजस्व और 


( viii ) कोई भी अन्य कारक जो विहित किया जाय । 


( ड) 


अधिनियम के तहत निर्धारित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद शुल्क 
समिति , प्रस्तावित शुल्क संरचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के 
भीतर फीस को मंजूरी देगी और लिखित रूप में स्वीकृत शुल्क के विवरणियों को 
प्राचार्य को संप्रेषित करेगी। शुल्क समिति द्वारा निर्धारित शुल्क दो वर्षों के लिए प्रभावी 
होगी । 


( च) समिति विभिन्न शीर्षों को बताएगी, जिसके तहत शुल्क लगाया गया । 


( छ) 


यदि समिति द्वारा तय शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष के शुल्क के 10 प्रतिशत से अधिक 
है, तो मामले को जिला समिति को अनुमोदन के लिए भेजेगी । 


( ज) शुल्क समिति निर्दिष्ट अवधि के भीतर शुल्क का निर्णय करने में विफल हो जाता है , 
__ तो प्रबंधन, शुल्क समिति को सूचना देते हुए तुरंत मामले को जिला समिति के संदर्भ में 
लायेगा । शुल्क निर्धारण लंबित रहने के दौरान विद्यालय प्रबंधन पिछले शैक्षणिक वर्ष 
के शुल्क के अनुरूप शुल्क एकत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा । 


7 अ. (2) जिला समिति 
(i) निर्धारित शुल्क के विरूद्ध विद्यालय स्तरीय शुल्क समितियाँ प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट 

__ किये गये मामले में निर्णय लेने के लिए जिला समिति का गठन किया जाएगा । 


समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी 


( क) उपायुक्त - अध्यक्ष 


( ख) जिला शिक्षा पदाधिकारी - पदेन सदस्य -सदस्य सचिव (माध्यमिक एवं उच्चतर 

माध्यमिक विद्यालयों के लिए ) 


( ग ) जिला शिक्षा अधीक्षक - पदेन सदस्य - सदस्य सचिव ( प्राथमिक एवं मध्य 

विद्यालयों के लिए ) 
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( घ) जिला परिवहन पदाधिकारी - पदेन सदस्य 


( ड) 


सनदी लेखाकार ( चार्टर्ड एकांउटेंट ) ( समिति द्वारा नामित)- सदस्य 


( च) निजी विद्यालयों के दो प्राचार्य ( समिति द्वारा नामित)- सदस्य 


( छ) दो माता-पिता ( समिति द्वारा नामित )- सदस्य 


( ज ) संबन्धित क्षेत्र के सांसद एवं विधायक - सदस्य 


जिला स्तरीय समिति के बैठक की सूचना एवं एजेन्डा 15 दिनों पूर्व समिति के 
अध्यक्ष एवं सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी 


( iii) जिला समिति विपक्षी को सुनवाई का अवसर देने के बाद आवेदन दाखिल करने की 

तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर यथासंभव अपील या संदर्भ का फैसला करेगी । 


(iv ) निजी विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क को जिला समिति धारा-7 क.(1)(घ) में निर्धारित 

कारकों को ध्यान में रखते हुए जाँच करेगी । 


( v) अपील या संदर्भ में जिला समिति का निर्णय संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर 

प्रदर्शित किया जाएगा और यदि विद्यालय का अपना वेबसाईट है तो प्रबंधन द्वारा 
उसी वेबसाईट पर इसे भी प्रदर्शित किया जाएगा । 


(vi) जिला समिति को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में 

अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के तहत 
किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, जिसके तहत मामलों में मुकदमा चलाने की कोशिश 
करेगा, किसी वाद का निवारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ( 1908 का 
केन्द्रीय अधिनियम संख्या -5 ) के अधीन समस्त निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होगी, 
अर्थात 


( क ) किसी भी गवाह को समन करना और उपस्थित (हाजीर) कराना और शपथ पर 

उसकी परीक्षा करना 


( ख) किसी भी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना । 


( ग) 


शपथ पत्रों पर साक्ष्य की प्राप्ति । 


( घ ) 


गवाह की परीक्षा के लिए किसी भी आयोग का गठन । 


अपील या संदर्भ में जिला समिति के निर्णय से प्रभावित प्रबंधन या शुल्क 
समिति, ऐसे फैसले की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर झारखण्ड शिक्षा 
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न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया 
गया हो । 


2. जिला समिति का आदेश दो शैक्षणिक वर्षों के लिए सभी पक्षों के अनुपालन के लिए 
बाध्यकारी होगा । इस अधिनियम के तहत् झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील को छोड़कर 
किसी अन्य सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा । 


7 अ. (3) भवन और परिसर का उपयोग - विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग 

केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए किया जाएगा और विदयालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से 
पुस्तक या अन्य सामग्री यथा वर्दी एवं जूते आदि के क्रय के लिए अविभावकों/ छात्र - छात्राओं को 
बाध्य /प्रेरित नहीं करेंगे । 


7 अ. (4 ) अपराध और दण्ड- जो कोई भी , प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन 

( तहत् ) बनाये गये नियमों, 7अ.(1)(2)(3) के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह - 


(i) 


प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु 
जो दो लाख पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा या इस अधिनियम के अधीन यथा 
अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी रकम का दोगुना , जो भी अधिक हो , से 
दण्डनीय होगा। 


(ii) 


द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से , जो एक लाख रूपये से कम का 
नहीं होगा या इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित शुल्क के आधिक्य में ली गयी 
रकम का दोगुना, जो भी अधिक हो, से दण्डनीय होगा । 


(iii ) उपर्युक्त दण्ड लगाने के अलावा दोषी विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए उपयुक्त 

कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विद्यालय की मान्यता समाप्ति के लिए संबंधित 
संबद्ध निकाय के हिस्से के लिए अनिवार्य होगा । 


7 अ . (5) अपराध एवं दण्ड हेतु उत्तरदायित्यों का निर्धारण 


___ (i) 


जो कोई भी , प्रबंधन या निजी विद्यालय इस अधिनियम की धारा 7क.(4) में वर्णित 
उत्तरदायित्यों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त 
अधिकृत होंगे । दण्ड स्वरूप प्राप्त राशि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , 
रांची के राजस्व शीर्ष में जमा होगा । 


जिला समिति के निर्णय के उल्लंघन होने पर निर्णय के 90 दिनों के अंदर इसकी 
सूचना प्रमंडलीय आयुक्त को जिला समिति के किसी नामित सदस्य द्वारा दी जायेगी । 
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( iii ) प्रमंडलीय आयुक्त जिला समिति के सदस्यों से प्राप्त सूचना/शिकायत के सुनवाई का 

अवसर प्रदान कर यथासंभव 60 दिनों के अंदर इसका निष्पादन करेंगे । 


4. 


अधिनियम की धारा - 11 ( च) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है 


" न्यायाधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा आदेशान्यायादेश के 30 दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त 
होने पर करेगा ।" 


5. 


अधिनियम की धारा- 15 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है 


" न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशान्यायादेश के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय में 90 दिनों 
के भीतर अपील दायर की जा सकेगी 


6 . 


अधिनियम की धारा -22 ( ख.) के बाद नई उप- धारा ( ग .) निम्न प्रकार जोड़ी जायेगी 


" न्यायाधिकरण के आदेश या निर्णय के 90 दिनों के अंदर आवेदक न्यायाधिकरण के समक्ष 
आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवेदन दायर कर सकेगा।" 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय प्रसाद , 


प्रधान सचिव- सह- विधि परामर्शी 


विधि विभाग, झारखंड , राँची । 
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विधि (विधान ) विभाग 


अधिसूचना 
26 अक्टूबर , 2018 


संख्या- एल०जी०-28/2017- 161/ लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा 
दिनांक - 15/ 10/ 2018 को अनुमत झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन ) अधिनियम, 2017 का निम्नांकित 
अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 


JHARKHAND EDUCATION TRIBUNAL (AMENDMENT) ACT , 2017 

( Jharkhand Act , 15, 2018 ) 


An Act to amend the Jharkhand Education Tribunal Act, 2005 


(Jharkhand Act, 06 of 2005 ) 


Preamble : 


Whereas , Jharkhand Education Tribunal Act, 2005 ( Jharkhand Act, 06 of 2005 ) was enacted 
to make suitable provisions for constitution of a statutory Tribunal, to be known as Appellate Tribunal 
or looking into the grievances of teachers of aided , affiliated and private Educational Institutions and 
that of the parents / guardians of the students studying therein and to comply with the order of the 
Hon ble Supreme Court in the matter of TMA Pai vs Karnataka State and the ruling dated the 5th 
August, 2003 passed by the Division Bench of the Honorable Jharkhand High Court in the matter of 
WP( PIL ) No. - 2744 of 2003 and WP( PIL) No .- 2537 of 2002. 


Now it has been proposed to be add to new preamble in Jharkhand Education Tribunal Act, 
2005 ( Jharkhand Act, 06 of 2005 ) . 


And , whereas after the enactment of the Jharkhand Education Tribunal Act, 2005 during the 
course of execution of functions and responsibilities assigned to the Tribunal, it is felt that there is no 
mechanism stipulated for fixing the prescribed school fee for the private schools , which are not aided 
by the State Government or which are under the control of the local authorities or the Central 
Government or the State Government. The Honorable Jharkhand High Court in the matter of WP( PIL ) 
No . 3271 of 2013 noticing the way in which private schools are collecting excess fee , had consitituted 
the committee to examine and make recommendations for regulating charging/collection of fee under 
various heads by the private schools and advised the Government of Jharkhand to ensure that a 
proper legislation for regulating charging of fee by the private schools comes in place . 


şik Yus JGTC (31HTETUT) HTHOR , 7 Jola , 2019 
In place of statutory forum it may be read statutory Tribunal in Jharkhand Education Tribunal 
Act, 2005 ( Jharkhand Act, 06 of 2005 ). 


Now , THEREFORE BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand in the 
Sixty Eighth Year of the Republic of India as follows: 


CHAPTER -1 


Preliminary 


1 . 


Short title , extent and commencement 


(1) 


This Act may be called the Jharkhand Education Tribunal (Amendment) Act , 
2017 . 


(2 ) 


It extends to the whole of the State of Jharkhand 


(3 ) 


It shall come into force on the date of notification in the official Gazette . 


2 . 


Definition - In section 2 of chapter ( 1) the following shall be inserted after n 


“ Academic Year ” means the year commencing on the first day of April to the 
last day of March ; 


“ Aided School” means a school receiving any sum ofmoney as aid out of the 
State funds; 


“ Committee ” means the fee committee constituted at the school level under 
this Act; 


“ District Committee ” means the committee constituted under this Act to 
regulate fee at the District Level under section 7 (2 ) (ii); 


" Fee ” means any amount, by whatever name called including bus charges , 
collected directly or indirectly by a school for admission of a pupil to any 
standard or course of study; 


" Government School” means a school run by the Government or any local 
authority ; 


u . 


" Management” includes the managing committee or any person , body of 
persons, committee or any other governing body by whatever name called in 
whom the power to manage or administer the affairs of a school is vested : 


" Private School” means any pre - primary school, primary school, middle 
school, high school or higher secondary school, established and administered 
or maintained by any person or body of persons and recognized or approved by 
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the competent authority under any law or code of regulation for the time being 
in force , but does not include, - 


an aided school; 


a school established and administered or maintained by the 
Central Government or the State Government or any local 
authority ; 


a school giving , providing or imparting religious instruction alone 
but not any other instructions; 


W . 


" Parent Teacher Association " means the body of parents and teachers 
constituted by the school. 


CHAPTER -II 


Establishment of fee regulation committee (School and District level) 


3. 


In CHAPTER (II) the following new Sections shall be inserted after Section 7 of the Act. 


7A ( 1 ) 


Regulation of Collection of Fee - The Government shall regulate the fee to be levied 
by the private schools . The fee shall be regulated in the manner as below 


(a ) 


Each school shall have a Fee Committee consisting of the members described below : 


(i) 


Representative of management of the private school 
nominated by such management 


-- Chairperson 


( ii) 


Principal of the private school 


-- Secretary 


-- Member 


) Three teachers nominated by the management of 

private school 


- - Member 


) Four parents nominated by Parents Teachers 

Association . 


An agenda and information about the scheduled meeting will be made available to the 
chairman and members of schoollevel fee committee by schoolmanagement. 


(b ) 


The term of the Committee shall be for three academic years and no parent member 
shall be eligible for re -nomination after the expiry of his /her term as the member of the 
Committee . 


(c) 


The management of the private schools shall be competent to propose the fees in such 
schools to the school level Committee keeping in consideration the provisions of the 
Act 
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Factors for determination of fee - The following factors shall be considered while 
deciding the fee leviable by a school namely 


The location of school. 


( ii ) 


The infrastructure made available to the students for the qualitative education . 


The expenditure on administration and maintenance . 


(iv ) 


Qualified teaching and non -teaching staff as per the norms and their salary 
components . 


( v ) 


Reasonable amount for yearly salary increments , 


(vi) 


Expenditure incurred on the students over total income of the school, 


( vii) 


Reasonable revenue surplus for the purpose of development of education and 
expansions of the school and 


(viii ) 


Any other factors as may be notified . 


(e ) 


After considering all the relevant factors laid down under the Act., the fee Committee 
shall approve the fees within a period of thirty days from the date of receipt of the 

icture and communicate the details of the fee so approved in writing 
to the Principal. Fee shallbe effective for two years determined by Fee Committee . 


The Committee shall indicate the different heads under which the fee shall be levied . 


If the increase in fee decided by the committee is more than 10 % over the fee of the 
previous year, then the matter shall be referred to the District Committee for its 
approval. 


If the fee Committee fails to decide the fee within the period specified the 
management shall immediately refer the matter to the District Committee for its 
decision under intimation to the fee Committee . During the pendency of the reference , 
the management of the school shall be at liberty to collect the fee of the previous 
academic year . 


7A (2 ) District Committee - 


(1) The District committee shall be constituted to take decision in case of referred by the 
management or against the fee approved by the school level fee committee . 
( 11 ) The committee shall consist of the following members , namely : 
( a ) Deputy Commissioner 

- Chairperson ; 


District Education Officer. 

- Ex- officio Member ;-Member Secretary 
(For Secondary and Higher Secondary ) 


District Superintendant of Education . - Ex- officio Member;-Member Secretary 
(For Primary and Middle Schools ) 


(d ) 


District Transport Officer 


- Ex-officio Member ; 
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Chartered Accountant (nominated by committee ). - Member ; 


Two Principals of Private Schools (nominated by committee ) - Members 


(g) 


Two Parents (nominated by committee) 


-Members 


(h ) 


- Member 


Member of Parliament and Member of 
Legislative Assembly of respective area 


(c) 


An agenda and information about the scheduled meeting of District Level Committee 
will be made available to the concerned chairman and members before 15 days of the 

scheduled date. 
(III) The District Committee shall decide the appeal or reference as far as possible within 
the period of sixty days from the date of its filing after giving the opposite party an opportunity 
of being heard . 

( IV ) The District Committee shall examine the fee leviable by a private school as per 
factors mentioned in section 7A (i)(d ). 

(v ) The decision of the District Committee in appeal or reference shall be displayed on the 
notice board of the concerned school, and if such school has its own website , it shall be 
displayed on the same as well by the management. 
(vl) The District Committee shall have the power to regulate its own procedure in all 
matters arising out of the discharge of its functions , and shall, for the purpose of making any 
inquiry under this Act, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure , 
1908 (Central Act no . 5 of 1908 ) while trying a suit, in respect of the following matters , 
namely : 

(a ) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining 

him on oath ; 
The discovery and production of any document; 
The receipt of evidence on affidavits ; 
The issuing of any commission for the examination of witness . 
The management or the Fee Committee aggrieved by the decision of 
the District Committee in appeal or reference may , within ninety days 
from the date of such decision , prefer an appeal before the Jharkhand 

Education Tribunal. 
2 . The order of the District Committee shall be binding on the parties to the proceedings before it 

for two academic years . It shall not be called in the question in any Civil Court except by the 

way of any appeal before the Jharkhand Education Tribunal under this Act. 
7A (3 ) Use of Building and Premises - The Schoolbuilding or structures or premises shall be used 
for the purpose of education only and Parents /Students shall not be compelled /persuaded to 
purchase books or other materials like Uniform and Shoes etc . from the KIOSK situated in school 
primises . 
7A (4 ) Offences and Penalties - Whoever the management or the private school contravenes any of 
the provisions of sub sections 7A ( 1 ) ( 2 ) & ( 3 ) of this Act. or the rules made there under shall be liable - 

for the first offence , be punishable with fine which shall not be less than fifty 
thousand rupees but which may extend to two lakh fifty thousand rupees or 
twice the amount taken in excess of the fee as determined under this Act, 
whichever is higher, 
for the second or subsequent offences , be punishable with the fine which shall 
not be less than one lakh rupees or twice the amount taken in excess of the fee 
as determined under this Act, whichever is higher . 
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In addition to above penalties suitable action for de- recognition of the defaulting 
school shall be taken up and it shallbemandatory on the part of the concerned 

affiliating body to de - recognize such schools . 
7A (5 ) Imposition Execution of Penalties - (i) The Divisional Commissioner of the concern division 

will be authorised to be competent authority for Imposition and Execution of penalties as 
described in section -7A (4 ). 
Fine /penalties so collected will be deposited under revenue head of School Education and 
Literacy Department, Govt. of Jharkhand . 
In case of violation of decision of District Committee, any nominated member of District 
Committee will inform to the concern Divisional Commissioner within stipulated period of 90 
days of decision of District Committee . 
As far as possible the Divisional Commissioner shall disposed the complaint within a period of 
60 days after giving an opportunity to the hearing ofmembers of District Committee . 

Shall be inserted in sec . 11 (f) of the Act after reviewing its decisions following shall be 
inserted : 

" On an application filed within a period of 30 ( thirty ) days of the judgments or orders. " 
In sec . 15 of the Act after " Appeal against judgments / orders passed by the Tribunal will lie 
before the Jharkhand High Court" following shall be inserted : 

"within a period of ninety ( 90 ) days of the judgments or orders ". 
After sec . 22 (b ) a new sub section (c ) shall be inserted as follows : 

" the application for execution of judgments or orders of the Tribunal shall be filed by 
the applicant within a period of 90 (ninety ) days of the judgments or orders to be executed ." 


4 . 


6 . 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


संजय प्रसाद, 
प्रधान सचिव- सह-विधि परामर्शी 
Pater Paarat, slus, cřNI 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

Firdus dG1C (37HTEIRUT) 9 -- 50 


